पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. 
से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 10 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च 2024--फाल्गुन 18, शक 1945 
विषय--सूची 
भाग 1.--(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, भाग 3.--(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय 
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) सूचनाएं, 


राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और 
अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, भाग 4.--(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के 


(7) लोक-भाषा परिशिष्ट, प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) 
अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद्‌ के 
भाग 2.--स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं. अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम. 


भाग १ 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 जनवरी 2024 
क्रमांक ई 1-03/2024/एक-2.--राज्य शासन एतद्द्वारा श्री सुनील कुमार जैन, भा.प्र.से. (2009), संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म 


तथा अति. प्रभार विशेष सचिव, खनिज साधन विभाग, विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग, मिशन संचालक, जल जीवन मिशन को उनके वर्तमान कर्तव्यों 
के साथ-साथ प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य खनिज विकास निगम का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 
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संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


160 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 8 मार्च 2024 [ भाग 1 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 10 जनवरी 2024 


क्रमांक ई 1-03/2024/एक-2.--राज्य शासन USSR श्री रजत बंसल, भा.प्र.से. (2012), आयुक्त, वाणिज्यिक कर (जीएसटी) को 
उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


श्री रजत बंसल, भा.प्र.से. द्वारा संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से श्रीमती निहारिका 
बारिक, भा.प्र.से. (1997 ), प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा अति. प्रभार विकास आयुक्त, प्रमुख सचिव इलेक्ट्रॉनिक्स एवं 
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा एवं संचालक, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण केवल संचालक, प्रधानमंत्री आवास 
योजना-ग्रामीण के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी. शेष प्रभार यथावत् रहेंगे. 


2. श्रीमती पद्मिनी भोई साहू, भा.प्र.से. (2016), प्रबंध संचालक, छ.ग. मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन, रायपुर को उनके वर्तमान कर्तव्यों 
के साथ-साथ मिशन संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, रायपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कमलप्रीत सिंह, सचिव. 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 13 फरवरी 2024 


क्रमांक एफ 5-8/2018/1 (एक) .--राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविन्द सिंह चंदेल, न्‍्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च 
न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 से 01 नवम्बर, 2023 तक कुल (03 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश तथा 
अवकाश पूर्व दिनांक 21-10-2023 से 29-10-2023 तक का अवकाश (दिनांक 21-10-2023 से 22-10-2023 का सार्वजनिक अवकाश एवं 
दिनांक 23-10-2023 से 27-10-2023 तक दशहरा अवकाश तथा दिनांक 28-10-2023 से 29-10-2023 तक के सार्वजनिक अवकाश) के 
लाभ लेने ht HR स्वीकृति प्रदान करता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
क्लेमेन्टीना लकड़ा, अवर सचिव. 


श्रम विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर 


नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 फरवरी 2024 


क्रमांक 692/311/2024/16.--राज्य शासन एतद्द्वारा छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम, 2008 के नियम 251 (एक) के 
Ted माननीय मंत्री, छ.ग. शासन, श्रम विभाग, छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के पदेन अध्यक्ष होंगे. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
राकेश साहू, अवर सचिव. 
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राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, 
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


बेमेतरा, दिनांक 19 जून 2023 


क्रमांक/21/451/अ.वि.अ./भू -अर्जन/कले./2024.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) 
से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने 
की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ 
पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी 
गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
बेमेतरा साजा पथर्रीकला 2.200 अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, चारभाठा जलाशय 
Wer. 24 साजा. योजना के नहर में 


प्रभावित भूमि. 
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), साजा के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
पदुम सिंह Wem, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला सकती, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


सकती, दिनांक 6 फरवरी 2024 


क्रमांक 156/अ-82/2024.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि 
की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः 
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 
2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती 
है कि राज्य शासन WEN अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का 
प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
सकती हसौद 'परसदा 0.603 कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण बसंतपुर - परसदा - 

Usa. 14 विभाग संभाग चांपा, जिला-जांजगीर- घोघरी मार्ग निर्माण 

चांपा. हेतु. 


भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सकती के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
नुपूर राशि पन्‍ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 
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कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


रायगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2024 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202212042100044/अ-82/2022-23.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
रायगढ़ पुसौर गोर्रा 7.808 मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं... औद्योगिक प्रयोजन 
प.ह.न॑ं. 01 उद्योग केन्द्र, रायगढ़ छ.ग. रेल लाईन निर्माण हेतु 


भू-अर्जन. 


भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2024 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202212042100045/अ-82/2022-23.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतदद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
रायगढ़ पुसौर शंकरपाली 0.225 मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं. औद्योगिक प्रयोजन 
प.ह.नं. 20 उद्योग केन्द्र, रायगढ़ छ.ग. रेल लाईन निर्माण हेतु 


भू-अर्जन. 


भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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रायगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2024 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202212042100046/अ-82/2022-23.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
रायगढ़ पुसौर कोतमरा 7.643 मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं. औद्योगिक प्रयोजन 
प.ह.न॑ं. 22 उद्योग केन्द्र, रायगढ़ छ.ग. रेल लाईन निर्माण हेतु 


भू-अर्जन. 


भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2024 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202212042100047/अ-82/2022-23.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
रायगढ़ रायगढ़ कुरमापाली 1.217 मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं. औद्योगिक प्रयोजन 
प.ह.नं. 18 उद्योग केन्द्र, रायगढ़ छ.ग. रेल लाईन निर्माण हेतु 


भू-अर्जन. 


भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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रायगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2024 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202212042100048/अ-82/2022-23.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
रायगढ़ रायगढ़ तारापुर 0.085 मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं... औद्योगिक प्रयोजन 
Usa. 18 उद्योग केन्द्र, रायगढ़ छ.ग. रेल लाईन निर्माण हेतु 


भू-अर्जन. 


भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2024 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202212042100049/अ-82/2022-23.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतदद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
रायगढ़ रायगढ़ जामपाली 12.106 मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं औद्योगिक प्रयोजन 
Ue. 11 उद्योग केन्द्र, रायगढ़ छ.ग. रेल लाईन निर्माण हेतु 


भू-अर्जन. 


भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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रायगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2024 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202212042100050/अ-82/2022-23.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
रायगढ़ रायगढ़ गेजामुड़ा 5.042 मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं. औद्योगिक प्रयोजन 
प.ह.नं. 07 उद्योग केन्द्र, रायगढ़ छ.ग. रेल लाईन निर्माण हेतु 


भू-अर्जन. 


भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2024 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202212042100051/अ-82/2022-23.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
रायगढ़ रायगढ़ बघनपुर 1.118 मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं. औद्योगिक प्रयोजन 
Ue. 11 उद्योग केन्द्र, रायगढ़ छ.ग. रेल लाईन निर्माण हेतु 


भू-अर्जन. 


भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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रायगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2024 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202212042100056/अ-82/2022-23.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतदद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
रायगढ़ रायगढ़ बालमगोड़ा 0.906 मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं. औद्योगिक प्रयोजन 
प.ह.न॑ं. 11 उद्योग केन्द्र, रायगढ़ छ.ग. रेल लाईन निर्माण हेतु 


भू-अर्जन. 


भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2024 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202211042100078/अ-82/2022-23.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
रायगढ़ रायगढ़ रामपुरछोटे 0.105 मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं. औद्योगिक प्रयोजन 
प.ह.नं. 07 उद्योग केन्द्र, रायगढ़ छ.ग. रेल लाईन निर्माण हेतु 


भू-अर्जन. 


भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202211042100079/अ-82/2022-23.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगए/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
रायगढ़ रायगढ़ कांशीचुंवा 0.085 मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं. औद्योगिक प्रयोजन 
प.ह.नं. 03 उद्योग केन्द्र, रायगढ़ छ.ग. रेल लाईन निर्माण हेतु 


भू-अर्जन. 


भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


रायगढ़, दिनांक 21 फरवरी 2024 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202211042100081/अ-82/2022-23.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
रायगढ़ रायगढ़ मुरालीपाली 4.567 मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं. औद्योगिक प्रयोजन 
Wea. 02 उद्योग केन्द्र, रायगढ़ छ.ग. रेल लाईन निर्माण हेतु 


भू-अर्जन. 


भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 
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रायगढ़, दिनांक 22 फरवरी 2024 


भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 202211042100080/अ-82/2022-23.--चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न 
अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है 
अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित 
व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि 
के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-- 


अनुसूची 
भूमि का वर्णन धारा 12 के द्वारा सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील नगर/ग्राम लगभग क्षेत्रफल प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन 
(हेक्टेयर में ) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
रायगढ़ रायगढ़ उच्चभिट्ठी 8.025 मुख्य महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं... औद्योगिक प्रयोजन 

Wer. 02 उद्योग केन्द्र, रायगढ़ छ.ग. रेल लाईन निर्माण हेतु 

भू-अर्जन. 


भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बेमेतरा, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


बेमेतरा, दिनांक 11 सितम्बर 2023 


क्रमांक/559/अ-82/भू-अर्जन/2021-22.-- चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-बेमेतरा 
(ख) तहसील-नवागढ़ 
(ग) नगर/ग्राम-मदनपुर 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.19 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) 
68/2 0.19 
योग 1 0.19 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मदनपुर जलाशय 
के डुबान क्षेत्र में प्रभावित भूमि. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), नवागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


बेमेतरा, दिनांक 11 सितम्बर 2023 


क्रमांक/560/अ-82/भू-अर्जन/2021-22.-- चूंकि राज्य शासन 
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
(1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्‍्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


भाग 1 J 
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अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-बेमेतरा 
(ख) तहसील-नवागढ़ 
(ग) नगर/ग्राम-झाल 
(A) लगभग क्षेत्रफल-3.57 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 

(1) (2) 

455/1 0.20 

459/1 0.22 

455/2 0.35 

456 0.70 

457/1 0.53 

460 0.52 

461/1 0.30 

461/2 0.23 

457/2 0.52 

योग 09 3.57 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झाल जलाशय 
के डुबान क्षेत्र में प्रभावित भूमि. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी 
(राजस्व), नवागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
पदुम सिंह UM, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला-सुकमा, छत्तीसगढ़ एवं 
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं 
आपदा प्रबंधन विभाग 


सुकमा, दिनांक 1 फरवरी 2024 


क्रमांक/319/रीडर/अ-82/2022-23.-- चूंकि राज्य शासन को 
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-सुकमा 
(ख) तहसील-कोण्टा 
(ग) नगर/ग्राम-कोण्टा, WEA. 24 
(A) लगभग क्षेत्रफल-0.330 हेक्टेयर 


खसरा नम्बर रकबा 
(हेक्टेयर में ) 
(1) (2) 
152/1 0.101 
152/2 0.101 
150/2 0.060 
98/1 0.032 
98/2 0.036 
योग 05 0.330 


(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम कोण्टा से 
मोटू घाट (उड़ीसा राज्य मार्ग) के किमी. 1/8-10 शबरी नदी पर 
उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु. 


(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय 
अधिकारी (रा.), कोण्टा में किया जा सकता है. 


सुकमा, दिनांक 5 फरवरी 2024 


क्रमांक/354/रीडर/अ-82/2022-23.-- चूंकि राज्य शासन को 
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) 
में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद्‌ पश्चात्‌ अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) 
की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-- 


अनुसूची 


(1) भूमि का वर्णन- 
(क) जिला-सुकमा 
(ख) तहसील-हछिन्दगढ़ 
(ग) नगर/ग्राम-कांजीपानी, प.ह.नं. 08 
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.260 हेक्टेयर 
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खसरा नम्बर रकबा (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-ग्राम कांजापानी 
(हेक्टेयर में ) से चिपुरपाल मार्ग के कि.मी. 2/4 गोरली नदी पर उच्चस्तरीय 
(1) (2) पुल एवं पहुंच मार्ग हेतु. 
ee 223 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय 
ee ata अधिकारी (रा.), कोण्टा में किया जा सकता है. 
743/4 0.070 
0.040 
dak : छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
योग 04 0.260 हरीस. एस, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव. 
विभाग प्रमुखों के आदेश 


कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) रायपुर छ.ग. 


रायपुर, दिनांक 18 मई 2023 


क्रमांक 806/अ. भू.अ./रा.नि.पुन./2023.--छ त्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 105 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं 
डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे कलेक्टर रायपुर एतदद्वारा जिला रायपुर अन्तर्गत तहसील रायपुर में राजस्व निरीक्षण मंडल का नवीन पुनर्गठन निम्नांकित 


अनुसूची में दर्शित अनुसार करता हूँ :-- 


रायपुर 


का नाम 


रायपुर - 18 


कादुंल 


अनुसूची 
वर्तमान रा.नि.मं. / पटवारी हल्कों / ग्रामों की जानकारी 


तहसील का नाम | वर्तमान राजस्व 
निरीक्षक मंडल 


पटवारी [पटवारी मुख्यालय पटवारी हल्का में। ग्राम 
ग्राम का नाम | सम्मिलित ग्रामों | पंचायत / 
नगर निकाय 
का नाम 


संकरी 


छ rie 


39 ea धरमपुरा धरमपुरा 
40 बनरसी बनरसी बनरसी 


माना माना माना 
भटगाव भटगाव 


मुजगहन मुजगहन 
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नकटी 
टेमरी 


धनेली धनेली 
सेजबहार 
काठाडीह 


दतरेंगा 
डोमा डोमा 


= 
o 
= 
o 
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No. 806/SLR./RLrecon./2023.—In exercise of the powers conferred by Section 105 of LRC 
1958, I Dr. Sarveshwar Narendra Bhure, Collector Raipur hereby reconstitute the circle of revenue 
Inspectors in tehsil Raipur under District Raipur as shown in the following list :— 


Schedule 


Present R.I. circle/pcnivillage 


Tehsil name Name of Current Name of Name of Name of gram 
current Ri Patwari Patwari . Village panchayat/Nagariya 


circle circle head Included in nikay 
quarter patwari 
village circle 


Kandul 
| 15 | Pirda | शा | शाछं8 |] 

| ; तो [Nati 
| te | Serikhedi | ताकत Serikhedi 


oa Dharampura 
Temri 
Banrasi 
Mana 


Bhatgaon 
Boriyakala 


Bhatgaon 
Boriyakala 


P Sejbahar 
[Kana naat 
Datrenga 


ih 
» 
3 


Sejbahar 
Mujgahan 
Kathadeeh 


Name of Current Name of gram 
Reconstituted Ri Patwari Patwari head village panchayat/Nagariya 
circle and its circle quarter included in 
headquarter village patwari circle 


Serikhedi Tulsi 
| 5 | pte Seuknedl Serikhedi Serikhedi 
| 6 | 
| = | Temri 


ee ee 
TOTAL peo 6 ee लक 
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Name of gram 
panchayat/Nagariya 
nikay 


Name of 
village 
included in 

patwari circle 


| Mana | Mana 
Bhatgaon 
Boriyakala Boriyakala Boriyakala 
Dhaneli Dhaneli 


की Sejbahar Sejbahar Sejbahar 


Name of 
Patwari head 
quarter 
village 


Current 
Patwari 
circle 


Name of 
Reconstituted Ri 
circle and its 
headquarter 


Mujgahan 
47 कि आओ! Kathadeeh Kathadeeh 


डॉ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे, 
कलेक्टर. 


उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 


HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR 


Bilaspur, the 12th January 2024 


No. 802/Checker/II-6-2/2007 (Pt.-I).—In exercise of the powers Conferred under clause (c) of sub-section (1) 
of Section 260 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by 
specially empowers the following Judicial Magistrate First Class to try in a summary way all or any of the offences 


specified in the said Section :— 


SL. No. Name of the Judicial Magistrate First Class Present place Civil District 
of posting 
(1) (2) (3) (4) 
11 Shri Shivendra Kumar Tekam, J.M.F.C., Dhamtari Dhamtari 
Dhamtari 
2: Ms. Manisha Thakur, J.M.F.C., Dhamtari Dhamtari 


Bilaspur, the 12th January 2024 


No. 804/Checker/III-6- 1/2007 (Pt.-I).—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 
11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh 
hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon Ms. Manisha Thakur, J.M.S.C., Dhamtari. 
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Bilaspur, the 16th January 2024 


No. 20/Confdl./2024/II-3- 14/2000 (Part-I'V).—On the application of Ku. Pragya Agrawal, I Additional Judge 
to the Court of I Civil Judge Class-I, Dhamtari, she is hereby, permitted to change her name as “Smt. Pragya Agrawal” 
in place of “Ku. Pragya Agrawal” and to incorporate the name of her husband Shri Vishal Garg in her service records. 
It is directed that necessary changes be affected in all her records. 


Bilaspur, the 22nd January 2024 


No. 26/Confdl./2024/II-2-90/2001 (Part-[V).—Shri Sudhir Kumar, Member of Higher Judicial Service and 
presently posted as Registrar (Vigilance) in the Establishment of the High Court is now appointed as Registrar General 
in the Establishment of the High Court w.e.f. 23-01-2024. 


By order of Hon’ble the Chief Justice, 
ARVIND KUMAR VERMA, Registrar General. 


